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राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एसबी आपराधिक विविध (याचिका.) संख्या 4150/2019

1. कालू सिंह पुत्र श्री राम सिंह,  उम्र लगभग 30 वर्ष,  जाति राजपूत,
निवासी दुदवा, तहसील सायला, जिला जालौर (राजस्थान)।

2. श्रीमती छैल कं वर पत्नी श्री कालू सिंह,  उम्र लगभग 27 वर्ष,  जाति
राजपूत, निवासी डुडवा, तहसील सायला, जिला जालोर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य, जरिए पीपी 

2. श्रीमती सागर कं वर पत्नी प्रवीण सिंह, जाति राजपूत, निवासी दुदवा,
वर्तमान बिथान, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर।

----प्रतिवादीगण

--------------------------------------------------------------------------
याचिकाकर्ता (ओं) के  लिए : कोई भी उपस्थित नहीं
प्रतिवादी (गण) के  लिए : श्री एन.के . गुर्जर, जीए-सह-एएजी,  

के  साथ
श्री वाई.एस. चारण,
श्री वी.एस. राजपुरोहित, उप-जीए, 
के  साथ
श्री रवींद्र, 
श्री सुरेश कुं भट, 
श्री शीतल कुं भट
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--------------------------------------------------------------------------
माननीय न्यायाधिपति श्रीमान फरजंद अली

आदेश

25/03/2025

रिपोर्ट योग्य

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। 

2. प्राइवेट प्रतिवादी  के  विद्वान अधिवक्ता  -  श्री सुरेश कुं भट और श्री
शीतल कुं भट और विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया और साथ ही
प्रथम बार के  न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित चुनौती के
अधीन आदेश पर विचार किया गया और मामले की बारीकियों पर भी
विचार किया गया।

3. विस्तृत विवरणों को पृथक रखते हुए, संक्षेप में प्रकरण के  तथ्य यह
है कि प्रतिवादी संख्या 2 के  अनुरोध पर, उसके  वैवाहिक जीवन के  दौरान
उसके  साथ क्रू रता एवं दुर्व्यवहार किए जाने के  आरोप में अभियोजन आरंभ
किया  गया। यद्यपि  एफआईआर  में  उसने  चोट  पहुंचाने  और  उसे
दूषित/जहरीले पदार्थों को निगलने के  लिए मजबूर करने के  आरोप लगाए
और याचिकाकर्ताओं की भूमिका का भी उल्लेख किया गया था,  हालांकि,
पूरी तरह से जांच करने के  बाद, एजेंसी द्वारा उचित कारण दिए गए और
के वल प्रतिवादी संख्या 2 के  पति को आईपीसी की धारा 498-ए, 323 और
325  के  अंतर्गत अपराध कारित करने  के  लिए आरोप पत्र दायर किया
गया। यह उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी के  निष्कर्ष को परिवादी पक्ष या
राजस्थान राज्य द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। यह भी उल्लेखनीय है
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कि प्रतिवदीगण की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के  अंतर्गत
कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं दिया गया था। अपराध पर प्रसंज्ञान लिये जाने के
पश्चात् , विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोप के  बिंदू पर पक्षकारों को सुनने
के  लिए कार्रवाई अग्रसर की। आदेश दिनांकित 25.11.2017 के  माध्यम से,
विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 498-क, 323 व 325 के
अंतर्गत आरोप विरचित किये। विचारण प्रारंभ होने के  पश्चात् ,  अभियोजन
पक्ष की ओर से आठ गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा इस प्रक्रम पर,
प्रतिवादी  संख्या  2  की ओर से  दण्ड प्रक्रिया संहिता  की धारा  319  के
अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया,  जिसमें  अभिलेख पर उपलब्ध
साक्ष्य  के  परिप्रेक्ष्य  में  याचिकाकर्ता  को  भी  अभियुक्त  पक्ष के  रूप  में
दोषारोपित किये जाने का अनुरोध किया गया, विद्वान विचारण न्यायाधीश
ने आवेदन स्वीकार किया। उसके  द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के
अंतर्गत प्रस्तुत एक अन्य आवेदन खारिज कर दिया गया था, यद्यपि किसी
भी पक्ष द्वारा कभी भी कोई चुनौती नहीं दी गई है।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का अवलम्ब लेकर याचिकाकर्ताओं
पर मामला दर्ज करने के  आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने एक
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके  चुनौती दी, हालांकि, इसे खारिज
कर दिया गया है  और इस प्रकार दोनों आदेश इस न्यायालय के  समक्ष
चुनौती के  अधीन हैं।

5. मैंने मामले की बारीकियों, विचारण के  दौरान अभिलिखित किये गए
पीड़िता के  बयान,  दंड प्रक्रिया संहिता की धारा  173  के  अंतर्गत पुलिस
रिपोर्ट  तथा ससुराल के  पड़ोसियों जिनमें लकमा राम और निम्बा राम व
अन्य के  बयानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है, साथ ही चोट की रिपोर्ट
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का भी अध्ययन किया है। इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के  बयान
में  गंभीर असंगति और बड़ा विरोधाभास देखा है। अन्वेषण अनुक्रम के
दौरान दंड  प्रक्रिया संहिता  की धारा  161  के  अंतर्गत जब उसके  बयान
अभिलिखित किये गए थे,  उसे विष दिए जाने की घटना का वृत्तांत उसने
इस प्रकार दिया:-

19.02.2017  “ को दोपहर  1.00  बजे से  2.00  बजे के  बीच,
उसके  पति प्रवीण सिंह ने बलात्  उसके  मुंह में जहर की बोतल उड़ेल
दी और उसने उसे लात-घूंसों से पीटा भी।”

6. जब विचारण के  दौरान उसको परीक्षित किया गया था,  तो उसने
तात्विक  सुधार  करते  हुए  इन  निम्नलिखित  बिंदुओं  को  अभिसाक्ष्यित
किया:-

19.02.2017  “ को,  उसके  ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की
और उसके  पति प्रवीण सिंह ने उसे लाठियों से मारा। ससुर राम
सिंह,  सास छैल कं वर और याचिकाकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और
फिर बताया कि उसके  पति ने भी उसे पकड़ रखा है। उसके  पति ने
उसे  ज़हर  निगलने  पर  मजबूर  किया  और  ससुर,  सास  और
याचिकाकर्ता उसे पकड़े रहे।

7. दो कथनों पर एक झलक इस न्यायालय को यह इंगित करती है कि
याचिकाकर्ताओं को अभियुक्त के  रूप में आरोपित करने के  लिए कोई पर्याप्त
सामग्री नहीं है, जिसके  लिए उन्हें विचारण की कठोरता का सामना करने के
लिए  मजबूर  किया  जाना  चाहिए।  किसी  भी  व्यक्ति को  न्यायालय की
कार्यवाही में  शामिल होने  के  लिए मजबूर करना निश्चित रूप से  उसके
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मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। विचारण में शामिल करने के  लिए
आदेशिका जारी  करने  को  हल्के  में  नहीं  लिया  जाना  चाहिए। माननीय
सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स पेप्सी फू ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष
न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य के  मामले में  1998 में रिपोर्ट की गई SC
128 में अधिकथित किया है कि किसी भी व्यक्ति के  विरुद्ध आदेशिका जारी
करने से पहले सम्यक्  सावधानी रखी जानी चाहिए क्योंकि उसे नियमित
रूप से न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने के  लिए बुलाना निश्चित रूप
से उसके  मौलिक अधिकारों को अवरुद्ध करता है जो भारत के  संविधान द्वारा
अन्यथा प्रत्याभूत किया गया हैं। कानून अनिर्णीत विषय से बढ़कर नहीं है
जैसा कि  एससीसी  92 2014  में रिपोर्ट  किये गए हरदीप सिंह व अन्य
बनाम पंजाब राज्य व अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया गया है  कि
विचारण के  दौरान बचे हुए एक अभियुक्त को पक्षकार बनाया जा सकता है,
परन्तुक उसे  एक अभियुक्त के  रूप में  दोषारोपित करने  के  लिए पर्याप्त
सामग्री अभिलेख पर लाई जाए। कु छ मामलों में, सामग्री की पर्याप्तता को
यह कहने के  लिए लिया गया है  कि यदि आरोपों का खंडन नहीं किया
जाता है, तो इससे दोषसिद्धि हो सकती है। सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब
राज्य (2023) 1 एससीसी 289 के  मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा हाल ही में पारित एक निर्णय में, इस संबंध में विधि की एक अन्य
प्रतिपादना निर्मित की गई है। मैं इस मत का हूं कि अन्वेषण अधिकारी की
राय को कभी चुनौती नहीं दी गई, जो कि एक स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्द में
याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त करता है। जांच की रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं
दी गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराध का प्रसंज्ञान लिया और
मामले में के वल अभियुक्त-पति के  विरुद्ध कार्यवाही की,  हालांकि,  प्रतिवादी
द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा  190 सपठित धारा  204 का अवलम्ब
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लेते हुए याचिकाकर्ताओं को दोषारोपित किये जाने हेतु कोई चुनौती नहीं दी
गई थी। विचारण में आठ गवाहों को परीक्षित करने के  बाद, दण्ड प्रक्रिया
संहिता की धारा  319  के  अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है,  जिसे
विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यांत्रिक तरीके  से स्वीकार किया है। के वल
नाम का उल्लेख करना या अस्पष्ट आरोप लगाना दण्ड प्रक्रिया संहिता की
धारा 319 के  अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषारोपित करने के  लिए पर्याप्त नहीं
होगा। मैं इस दृढ़ मत का हूं  कि अभिलेख पर लाई गई सामग्री की उस
विस्तार तक सम्वीक्षा की जानी चाहिए ताकि एक दृढ़ राय बनाई जा सके
कि किसी नए व्यक्ति को विचारण में शामिल करने के  लिए अभियुक्त के
रूप में  पक्षकार बनाने  हेतु  पर्याप्त आधार है  अथवा नहीं।  दण्ड प्रक्रिया
संहिता की धारा 319 अतिरिक्त अभियुक्त को पक्षकार बनाए जाने का उपबंध
करती है ताकि मुख्य अभियुक्त के  साथ उनका विचारण किया जा सके । इस
मामले में एफआईआर वर्ष 2017 में दर्ज की गई थी। विचारण बहुत आगे
तक बढ़ चुका था। तात्विक गवाहों को परीक्षित किया जा चुका है। इस
प्रक्रम पर, विचारण को रोके  रखना, नए व्यक्ति को दोषारोपित करना और
फिर नए सिरे  से विचारण चलाने का आदेश देना,  मेरी दृढ़ राय में ऐसा
किया जाना न्याय के  उपहास से अधिक कु छ नहीं होगा। मेरा दृढ़ मत है
कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने  प्रतिवादी  संख्या  2  द्वारा  दंड प्रक्रिया
संहिता की धारा 319 के  अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकार करके  विधिक
त्रुटि  कारित की है। विद्वान सत्र न्यायाधीश से अपेक्षा थी कि वे विचारण
न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य की जाँच करें,
लेकिन वे  ऐसा  करने  में  पूरी  तरह  विफल रहे,  बल्कि  उन्होंने  विद्वान
मजिस्ट्रेट के  साथ अपनी राय सहजता से  व्यक्त कर दी। दोनों निचली
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अदालतों ने  विधिक पहलू  पर विवेकपूर्ण  ढंग से  विचार नहीं  किया है ,
इसलिए, यह विविध याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार,  वर्तमान  विविध  याचिका  स्वीकार  की  जाती  है  और
आपराधिक  नियमित  प्रकरण  संख्या  60/2017  में  विद्वान  न्यायिक
मजिस्ट्रेट,  जालोर  द्वारा  पारित  आदेश  दिनांकित  25.11.2017 और
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 45/2017 में विद्वान सत्र न्यायाधीश,
जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.06.2019 को एतद्द्वारा निरस्त एवं
अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को आरोपों से मुक्त किया जाता है।
विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य अभियुक्त के  विरुद्ध कार्यवाही जारी रखे।
अतिरिक्त आदेश पारित किये जाने की आवश्कता नहीं है।

9. स्थगन आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(फरजंद अली),जे

9-दिव्या/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है , एवं
इसका प्रयोग के वल पक्षकार इसको समझने के  लिए उनकी भाषा में कर
सकें गे  एवं  यह  किसी  अन्य प्रयोजन में  काम नहीं  ली  जायेगी।  सभी
आधिकारिक  एवं  व्यावहारिक  उद्देश्यों  के  लिए  उक्त  निर्णय  का  अंग्रेज़ी
संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी
उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी


